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 Title:  Need  to  probe  the  issue  of  alleged  overpayment  to  a  company  entrusted  with  the  task  of  construction  of  four-lane  road  from  Baghpat  to
 Saharanpur  in  Uttar  Pradesh.

 oft  राघव  लखनपाल  (सहारनपुर)  ::  मैं  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  पूदेश  में  कागजों  पर  फोरलेन  का  निर्माण  होने  के  संदर्भ  में  आकृष्ट  करना  चाहता  8  वर्ष  2011  में  तत्कालीन  उत्तर  सुदेश  नें
 दिल्ली,  बागपत,  बड़ौत,  शामली,  सहारनपुर  होते  हुए  यमुनोत्री  को  जाने  वाले  मार्ग  के  206  कि.मी.लम्बे  भाग  का  फोरलेन  मार्ग  के  रूप  में  निर्माण  कराने  का  निर्णय  लिया|  जिसके  अंतर्गत  दिनांक  91
 अगस्त,  2011  को  उत्तर  सुदेश  हाइवे  अथॉरिटी  ने  1735  करोड़  रूपए  की  लागत  से  निर्माण  कराने  हेतु  एक  कंपनी  के  साथ  अनुबंध  किया,  जिनकी  समय-सीमा  900  दिन  निर्धारित  की  गई।

 इस  मार्ग  के  निर्माण  हेतु  उक्त  अनुबंधित  कंपनी  ने  14  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  ऋण  स्वीकृत  कराया।  जबकि  दिनांक  01  अप्रैल,  2012  को  कंपनी  ने  कार्य  प्रारभ  कर  नवम्बर,  2013  में  कार्य  खंठ  कर
 दिया  और  कुल  कार्य  का  केवल  13.33  परतिशत  कार्य  कंपनी  ने  सम्पन्न  कराया।  कंपनी  ने  निर्माण  कार्य  ।ं  करने  का  कारण  मार्ग  पर  आने  वाले  हेर  जड़ों  के  कटाव  हेतु  पर्यावरण  मंतुलट  से  अनुमति
 न  मिलने  को  बताते  हुए  उपशा  (उप.  स्टेट  अथॉरिटी)  से  कार्य  की  समय  सीमा  बढ़ाने  का  अनुरोध  किटा।  इस  पर  उपजा of  721  दिनों  की  समय-सीमा और  बढ़ा  दी।

 यहीं  से  उक्त  अनुबंधित  कंपनी  और  उपजा  के  अधिकारियों  व  उल  14  बैंकों  के  अधिकारियों  की  कथित  मिलीभगत  का  खेल  शुरु  हुआ।  जिसके  अंतर्गत  कंपनी  ने  बैंकों  से  अपने  कराए  गए  कार्यों  के
 सापेक्ष  603  करोड़  रु.  का  भुगाताल  प्रमत  कर  लिया।  जबकि  उक्त  कंपनी  ने  कुल  निर्माण  कार्य  का  13.33  पुनीत  कार्य  ही  किया  en,  जिसकी  लागत  148  करोड़  रूपए  थी।  afer  कंपनी  ने  अपने
 किए  गए  कार्य  के  मूल्य  से  455  करोड़  का  अधिक  भुगतान  प्रम  कर  लिया,  जिसके  बाद  कंपनी  ने  निर्माण  कार्य  में  सुयोग  होने  वाले  अपने  उपकरण  आदि  धीरे-धीरे  उक्त  निर्माण  साइट  से  हटाने  शुरु
 कर  दिए  और  एक  दिन  अपना  बोरिया-बिस्तर  पूर्ण  रूप  से  समेट  कर  चम्पत  हो  गई,  लेकिन  राज्य  सरकार  या  उपशा  से  अधिकारी  चुपचाप  इस  मामले  को  देखते  Ij

 मेरा  कव्व  सरकार  से  अनुरोध  हैं  कि  उपयेक्त  मामले  की  जाँत  कराई  जाए।


